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राजमार्ग विवादों के निपटान हेतु समझौता समिति
2624. श्रीमती विजिला सत्यानंतः 
क्या सड़क  परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राजमार्ग विवादों के निपटान संबंधी अपने प्रयासों में एक माह में एक समझौता समिति गठित करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी प्रभावी प्रणाली के अभाव में राजमार्ग परियोजना के संबंध में कई विवाद लंबे समय तक अनसुलझे रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) एवं  (ख):  जी, नहीं। तथापि,  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समझौता और विवाद निपटान के संबंध में नीति के दिशा-निर्देशों दिनांकित 02.06.2017 के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की दो समझौता समितियां (सीसीआइइ) गठित की गई हैं जिनमें प्रत्‍येक समिति में 3 सदस्‍य शामिल हैं। 
(ग) एवं (घ):  जी, नहीं।  राजमार्ग संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई ) में 2012 से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विद्यमान है,  अर्थात मद-दर संविदाओं में लंबित दावों का एक-बारगी निपटान।  बाद में इस तंत्र को 3 स्‍तरीय निपटान तंत्र (3 मुख्य महाप्रबंधक समिति, स्वतंत्र निपटान सलाहकार समिति और कार्यकारी समिति/एनएचएआइ बोर्ड) के माध्‍यम से संविदाओं की अन्‍य विधियों निर्माण-प्रचालन - हस्‍तांतरण ( बीओटी- टोल)/बीओटी (ऍन्युइटी )/प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी)/ हाइब्रिड वार्षिकी / प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम- टोल) आदि में विस्‍तारित किया गया। इस तंत्र को उपर्युक्‍त उल्‍लिखित सीसीआइइ के तंत्र द्वारा प्रतिस्‍थापित किया गया है।
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